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14 दिसम्‍बर, 2018 को उत्‍तरार्थ

विषय: 	किसानों के कल्‍याण के लिए बजट आबंटन
524.   	डॉ. विकास महात्‍मे;
क्‍या कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): किसानों को उनके उत्‍पादों के लिए उचित मूल्‍य सुनिश्‍चित करने के लिए प्रस्‍तावित योजनाओं का ब्‍यौरा क्‍या है; और
(ख): किसानों के कल्‍याण के लिए आबंटित वार्षिक बजट का ब्‍यौरा क्‍या है ?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री परषोत्‍तम रूपाला)

(क): सरकार प्रतिस्‍पर्धी आनॅलाइन बोली प्रणाली के माध्‍यम से किसानों के लिए उनके उत्‍पाद के लाभकारी मूल्‍य प्राप्‍त करने के लिए पारदर्शी मूल्‍य वसूली हेतु राष्‍ट्रीय कृषि मंडी (ई-नाम) का कार्यान्‍वयन कर रही है। अब तक 16 राज्‍यों और 2 संघ राज्‍य क्षेत्रों की 585 थोक विनियमित मंडियों को ई-नाम प्‍लेटफार्म के साथ जोड़ा गया है। सरकार ने वर्तमान 22000 ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि मंडियों (ग्राम) में विकसित और अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया है। इसके अलावा किसानों को बेहतर विपणन सुविधाएं उपलब्‍ध कराने के लिए सरकार ने इसे राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों द्वारा अपनाए जाने के लिए अप्रैल, 2017 में एक नया मॉडल ‘’कृषि उत्‍पाद एवं पशुधन विपणन (संवर्धन एवं एएमपी; सुविधा) अधिनियम, 2017’’ जारी किया है। इसमें किए गए प्रावधानों में निजी मंडियों की स्‍थापना किया जाना, सीधे विपणन, कृषक-उपभोक्‍ता मंडियां, विशेष जिंस मंडियां, वेयर हाऊसेस/साइलोस/शीतागारों अथवा मंडी उप-यार्डों जैसी इस तरह की अवसंरचनाओं की घोषणा करना जैसे वैकल्‍पिक विपणन चैनलों का प्रावधान किया गया है, ताकि किसानों को उनके उत्‍पाद प्रतिस्‍पर्धी एवं एएमपी; लाभकारी मूल्‍यों पर विपणन करने में उन्‍हें सुविधा प्रदान की जा सके। दुर्लभ संसाधनों का इष्‍टतम उपयोग करने और मूल्‍य और विपणन में अनिश्‍चितता को कम करने के लिए, सरकार ने इसे राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों (यू.टी) द्वारा अपनाए जाने के लिए मई, 2018 में एक प्रगतिशील एवं सुविधाजनक मॉडल अधिनियम ‘’----   राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र कृषि उत्‍पाद एवं एएमपी; पशुधन संविदा खेती एवं सेवाएं (संवर्धन एवं एएमपी; सुविधा) अधिनियम, 2018’’ तैयार और जारी किया है। उपर्युक्‍त मॉडल संविदा खेती अधिनियम में कृषि उत्‍पाद एवं पशुधन हेतु सेवा संविदा सहित उत्‍पादन- पूर्व से लेकर फसल कटाई तक पूरी मूल्‍य एवं आपूर्ति श्रृंखला को कवर किया जाता है। तथापि, तब भी ऐसी स्‍थितियां हो सकती हैं, जब उत्‍पादन के मांग से अधिक हो जाने से मंडी में कृषि उत्‍पाद के मूल्‍य अधिसूचित न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) से नीचे आ जाते हैं। इस समस्‍या का समाधान खाद्यान्‍नों, दलहनों, तिलहनों, मोटे अनाजों की खरीद एमएसपी पर करके तथा शीघ्र खराब होने वाले कृषि/बागवानी उत्‍पाद की खरीद विभिन्‍न योजनाओं के तहत लाभकारी मूल्‍य/उत्‍पादन की लागत पर करके किया जाता है।  

(ख):  वित्‍तीय वर्ष 2018-19 के लिए 46700.00 करोड़ रू. का बजट अनुमान (बीई) का प्रावधान किया गया है जिसमें से 46108.92 करोड़ रू. योजनाओं के लिए (पहले की योजना) और 591.09 करोड़ रू. गैर-योजनाओं (पहले की गैर-योजना) के लिए है।			
*******
